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तारांकित प्रश्‍न संख्‍या *61 
जिसका उत्‍तर 17 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।

.....

गंगा और यमुना नदियों को स्वच्छ बनाया जाना
*61. श्री अमर शंकर साबले: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
गंगा नदी को स्वच्छ बनाए जाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है तथा इस नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; 
(ख)
क्या यमुना नदी की सफाई के लिए कोई योजना/स्कीम विद्यमान है; और 
(ग) 
यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई कार्य-योजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी)
(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 
श्री अमर शंकर साबले संसद सदस्य द्वारा “गंगा और यमुना नदियों को स्वच्छ बनाया जाना” विषय पर पूछे गए दिनांक 17.12.2018 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *61 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण
(क) नदी की सफाई एक सतत प्रक्रिया है और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने दिनांक 05.10.2009 को हुई अपनी पहली बैठक में प्रस्ताव पारित किया है कि वर्ष 2020 से गंगा नदी में किसी भी नगरपालिका का अशोधित सीवेज अथवा औद्योगिक बहिर्स्राव प्रवाहित नहीं किया जाएगा।
भारत सरकार गंगा नदी के प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग कर रही है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी की सफाई के लिए कई कार्यकलाप किए गए हैं। अब तक, 24672 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 254 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनमें से 75 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
गंगा नदी की मुख्य धारा पर बसे किनारे के शहरों से निकलने वाले लगभग 2953 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज के मुकाबले गंगा नदी के किनारे वाले शहरों में सीवेज परिशोधन क्षमता 1305 एमएलडी (2014) से बढ़कर 1822 एमएलडी हो गई है। इसके अलावा, 819 एमएलडी सीवेज परिशोधन संयंत्र क्षमता सृजन की परियोजनाएं पूरी होने के अग्रिम चरणों में हैं और 731.5 एमएलडी क्षमता सृजन की परियोजनाओं के अनुमोदन के बाद उनकी निविदा प्रक्रिया चल रही है। 
गंगा की सहायक नदियों अर्थात यमुना, काली, रामगंगा, गोमती, हिंडन, सरयू, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, क्यूल, कोसी, महानंदा और दामोदर पर भी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अब तक, 4580 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर 1898 एमएलडी एसटीपी क्षमता सृजन/पुनर्बहाली के लिए 23 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।
(ख) और (ग) यमुना नदी की सफाई भी नमामि गंगे मिशन का हिस्सा है और भारत सरकार हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को वर्ष 1993 से यमुना कार्य योजना (वाईएपी) के अंतर्गत चरणबद्ध ढंग से वित्तीय सहायता देकर गंगा नदी की सहायक नदी यमुना में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए राज्यों के प्रयासों में सहयोग दे रही है। वाईएपी चरण-। और ।। के अंतर्गत यमुना नदी के संरक्षण पर कुल 1514.70 करोड़ रूपए खर्च हुए हैं।
इसके अलावा, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों में 1774 एमएलडी सीवेज परिशोधन क्षमता के सृजन/पुनर्बहाली के लिए 3941.73 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 17 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ब्यौरा इस प्रकार है:-
	क्र.सं.
	राज्य
	परियोजनाओं की संख्या
	स्वीकृत लागत (करोड़ रूपए)
	एसटीपी क्षमता (एमएलडी) का सृजन/पुनर्बहाली

	1
	दिल्ली
	11
	2361.08
	1384.50

	2
	हरियाणा
	2
	217.87
	145.00

	3
	उत्तर प्रदेश
	3
	1347.71
	242.88

	4
	हिमाचल प्रदेश
	1
	15.07
	1.72

	
	कुल
	17
	3941.73
	1774.10
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